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जैव उर्वरक योजना को मिली सरकार की हरी झंडी
आर्थिक मामलों की कै बिनेट समिति (सीसीईए) ने बुधवार को पीएम-प्रणाम (धरती मां के  पोषण और सुधार के  लिए बहाली
और जागरूकता पैदा करने के  लिए पीएम-कार्यक्रम) योजनाओं को मंजूरी दे दी, जो बजट में किया गया वादा है।
नई योजना टिकाऊ कृ षि के  लिए पोषक तत्व आधारित जैव उर्वरकों को बढ़ावा देगी और इसका कु ल परिव्यय 3,70,128
करोड़ होगा, इस योजना का उद्देश्य मिट्टी को बचाना और उर्वरकों के  स्थायी संतुलन को बढ़ावा देना था, और इसमें राज्य की
भागीदारी शामिल थी। सरकार का कु ल परिव्यय 3,70,128 करोड़ होगा। कें द्र उस राज्य को प्रोत्साहित करेगा जो रासायनिक
उर्वरकों के  उपयोग को कम करके  बचाई गई सब्सिडी के  साथ वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाएगा, उदाहरण के  लिए: - यदि 10
लाख टन रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने वाला राज्य अपनी खपत में 3 लाख टन की कमी करता है और इस प्रकार
3,000 करोड़ रुपये बचाता है। “उस सब्सिडी में से 50% कें द्र देगा।”

क्लरिया सब्सिडी योजना जारी रहेगी
सीसीईए ने क्षेत्र सब्सिडी योजना मूल्य 242/45 किलोग्राम प्रति बैग जारी रखने को मंजूरी दी: नैनो क्षेत्र का उपयोग भी बढ़ा
है इसके  अलावा, गोलो ओरेलहन संयंत्र के  तहत जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के  लिए चिह्नित विकास सहायता के  लिए
1451.84 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई हैI

निःशुल्क वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के  लिए वृक्षारोपण आधारित हरित ऋण।
·जल संरक्षण, जल संचयन और जल बचत को बढ़ावा देने के  लिए जल आधारित हरित ऋण में अपशिष्ट जल का उपचार
और पुन: उपयोग शामिल है
·प्राकृ तिक और पुनर्योजी कृ षि पद्धतियों को बढ़ावा देने के  लिए सतत कृ षि आधारित हरित ऋण
उत्पादकता, मिट्टी के  स्वास्थ्य और उत्पादित भोजन के  पोषण मूल्य में सुधार के  लिए हाथ की बहाली।
अपशिष्ट प्रबंधन आधारित हरित।
वायु प्रदूषण आधारित हरित क्रे डिट।

कें द्र ने टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देने के  लिए 'बाजार' योजना की योजना बनाई है
पर्यावरण मंत्रालय ने प्रस्तावित "हरित क्रे डिट योजना" का विवरण देते हुए एक अधिसूचना जारी की है। यह "ग्रीन क्रे डिट" के
माध्यम से कई गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा।
क्रे डिट का विपणन किया जाएगा. यह निजी क्षेत्र के  उद्योगों और कं पनियों के  साथ-साथ अन्य संस्थाओं को अपने मौजूदा
दायित्वों को पूरा करने के  लिए प्रोत्साहित करेगा।
आठ क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें क्रे डिट प्रदान किया जाएगा।

दुनिया में कहीं भी कार्यों की इस विस्तृत श्रृंखला को ग्रीन क्रे डिट के  अंतर्गत नहीं माना जाता है।
सरकार की तत्काल प्राथमिकता स्वैच्छिक कार्यों के  माध्यम से "आपूर्ति (ग्रीन क्रे डिट की) बनाना" है और वे "कानून या नियम
लाकर मांग पैदा करते हैं जो कं पनी और संगठन को प्रोत्साहित करेंगे जो क्रे डिट खरीद सकते हैं जिनका व्यापार किया जा
सकता है" मंत्रालय के  एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।



NOTTO ने अंग व्यापार के  ऑनलाइन प्रचार के  विरुद्ध चेतावनी दी है।
राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने व्यापार के  लिए अंग की पेशकश और प्रचार करने वाली निजी वेबसाइटों और
सोशल मीडिया पोस्ट के  खिलाफ चेतावनी जारी की।
NOTTO ने अंग तस्करी को रोकने के  लिए कदम उठाने के  लिए प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) और हर राज्य और कें द्रशासित प्रदेश
के  अधिकारियों को लिखा है।

अभी अनुसंधान निधि का एक बड़ा हिस्सा आईआईटीएस और आईआईएससी को जाता है जबकि अन्य राज्य
विश्वविद्यालय अनुसंधान निधि में पिछड़ रहे हैं एनआरएफ इसे ठीक करेगा
निजी क्षेत्र से करीब 36,000 की उम्मीद है

अनुसंधान को रणनीतिक दिशा प्रदान करने के  लिए कै बिनेट ने एनआरएफ विधेयक को मंजूरी दे  दी
कें द्रीय कै बिनेट ने बुधवार को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी।
कानून का लक्ष्य 2023 और 2028 के  बीच 50,000 करोड़ की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के  तहत
देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को "उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा" प्रदान करने के  लिए एनआरएफ को शीर्ष निकाय के  रूप में
स्थापित करना है। (ओएसटी) में एक प्रेस बयान में कहा गया है .
एनआरएफ डीएसटी के  अंतर्गत आएगा। पीएम इसके  पदेन अध्यक्ष होंगे. इसका कामकाज एनआरएफ के  प्रमुख वैज्ञानिक
सलाहकार द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जो 2008 में स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) को
निरस्त कर देगा।

वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) अनुसंधान निधि का मुख्य स्रोत है

कर्नाटक सरकार। एक जुलाई से नकद में मुफ्त चावल देने की तैयारी
कर्नाटक सरकार अन्न भाग्य योजना 1 जुलाई को लॉन्च होने वाली है। कर्नाटक सरकार. समय पर बाजार से उचित मूल्य पर
पर्याप्त चावल खरीदने में असमर्थ है।
कर्नाटक सरकार. बुधवार को अस्थायी रूप से 1 जुलाई से हर महीने प्रति व्यक्ति 170 रुपये देने का वादा किया गया था,
जिसमें पांच किलो चावल देने का वादा किया गया था।
अन्न भाग्य योजना - बीपीएल परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो मुफ्त चावल उपलब्ध कराया जाना है।
यह कें द्र सरकार के  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से ऊपर है।
इससे कर्नाटक सरकार को नुकसान होगा। लगभग 750 zr से 800 करोड़।

कें द्र ने पहले OMGG योजना को बंद कर दिया था जिसके  तहत राज्य FCI (भारतीय खाद्य निगम) से
सस्ता चावल और गेहूं खरीदते थे।

भीम आर्मी प्रमुख को यूपी में अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारी, उनकी हालत स्थिर।
यूपी में सहारनपुर जिले के  देवबंद इलाके  में दलित कार्यकर्ता और भीम आर्मी प्रमुख चद्रशेखर आज़ाद रावण को अज्ञात
हमलावर ने गोली मार दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत स्थिर है।
श्री आज़ाद ने अस्पताल से एक वीडियो संदेश जारी कर अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने को कहा



एपीपी. शिव सेना (यूबीटी) ने यूसीसी को समर्थन देने का संके त दिया; कांग्रेस का कहना है कि यह
जबरन लिया गया फै सला नहीं हो सकता.
AAP - पार्टी समान नागरिक संहिता (UCC) का समर्थन करती है क्योंकि यह अनुच्छेद 44 का हिस्सा है AAP सांसद संदीप
पाठक।
शिवसेना (यूबीटी) - सेना ने ऐतिहासिक रूप से यूसीसी का समर्थन किया है और हम इस विचार का समर्थन करते हैं: संजय
राउत नेता शिवसेना (यूबीटी)।
आप, शिवसेना उन 15 पार्टियों में शामिल हैं जो हाल ही में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुईं।

दो नए जजों के  शामिल होने से SC कॉलेजियम का पुनर्गठन हुआ।
5 जज कॉलेजियम SC जजों और HC जजों की नियुक्ति करता है।
                                      5 जज कॉलेजियम

 नया                                                                      पुराना
सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़.                                         उप. चंद्रचूड़
न्यायमूर्ति एस.के . कौल                                             एस.के . कौल
न्यायमूर्ति बी.आर.गवई                                             एम.आर. शाह
न्यायमूर्ति सूर्यकांत                                                   के .एम. यूसुफ
न्यायमूर्ति संजीव खना                                              अजय रस्तोगी

 सेवानिवृत्त
कॉलेजियम वरिष्ठता क्रम के  अनुसार बनता है। यानी सबसे वरिष्ठ जज दीजिए.

        दुनिया       

प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा अब तक की सबसे अधिक लाभदायक यात्रा थी: जयशंकर।

"ब्लैक सैटरडे" के  कु छ दिनों बाद रसीगिन का जायजा लें।
24 जून की घटना ने पूरे रूस को संकट में डाल दिया था और नागरिक नागरिक युद्ध की अनिश्चितता को लेकर चिंतित थे।
ऐसे लोग भी हैं जो बता रहे हैं कि म्यूट करने का असर लंबे समय तक रहेगा।
राष्ट्रपति पुतिन ने 24 जून को राष्ट्र के  नाम अपने संबोधन में कहा:
मातृभूमि "अपने भविष्य के  लिए गंभीर संघर्ष" में लगी हुई है, जो "हमारे राष्ट्र के  भाग्य" का फै सला करेगी, सभी ताकतों के
एकीकरण की आवश्यकता है।
उन्होंने देश की एकता को विभाजित करने वाली कार्रवाई को "हमारे लोगों और उन साथियों के  साथ विश्वासघात बताया जो
वर्तमान में वहां लड़ रहे हैं जब वैगनर मॉस्को जा रहे थे तो रक्तपात की उच्च संभावना थी जिसे बेलारूस के  राष्ट्रपति के
हस्तक्षेप से टाल दिया गया था।"
व्लादिमीर पुतिन ने हालिया संबोधन में स्पष्ट संदेश दिया है कि वैगनर अब पसंदीदा नहीं हैं। उन्होंने वैगनर फोर्सेस को 3
विकल्प दिए:
·रक्षा मंत्रालय के  साथ साइन अप करें,
घर लौटें या बेलारूस चले जाएँ।



श्री पुतिन ने वैगनर सैनिक को धन्यवाद देते हुए कहा, "वैगनर समूह के  लड़ाकों और कमांडरों का भारी बहुमत रूसी देशभक्त
हैं, जो लोगों और देश के  लिए नामित हैं, उन्होंने युद्ध के  मैदान पर अपने युद्ध से यह साबित कर दिया।" जो "अंतिम पंक्ति पर
रुके " और "रक्तपात" नहीं होने दिया, पुतिन के  संदेश ने स्पष्ट संके त दिया है कि अब श्री प्रिगोझिन के  लिए कोई भी समर्थन
स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है, और प्रिगोझिन समर्थकों के  पूर्व नेटवर्क  को अब खुद से दूरी बना लेनी चाहिए उसका।

नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को समलैंगिक विवाहों को पंजीकृ त करने का आदेश दिया
नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को एक अंतरिम आदेश जारी कर प्रधान मंत्री कार्यालय और मंत्रिपरिषद को "समान-
लिंग विवाह" स्थापित करने का निर्देश दिया, अदालत ने सरकार से ऐसे जोड़ों के  लिए "विवाह के  लिए अलग-अलग
अनुरोधकर्ता" स्थापित करने को कहा। अल्पसंख्यक समुदाय.
यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास है क्योंकि समान-लिंग के  साथ-साथ तीसरे लिंग और उनके  साथी भी अपनी शादी का
पंजीकरण करा रहे हैं। वे विषमलैंगिक जोड़ों के  समान अधिकारों के  हकदार होंगे” नेपाल की संसद के  सांसद सुनील बाबा ने
कहा।
अदालत में जनहित याचिका दायर कर यौन अल्पसंख्यक समूह के  लिए कानून के  समक्ष समानता की मांग की गई थी।
कनाडा की एच-आईबी वीजा योजना से भारतीयों को फायदा हो सकता है।
कनाडा ने अमेरिका में 10,000 एच0आईबी वीजा धारकों को देश में आकर काम करने की अनुमति देने के  लिए 16 जुलाई
तक एक नई ओपन वर्क -परमिट स्ट्रीम की घोषणा की है, जिससे हजारों भारतीय तकनीकी पेशेवरों को लाभ हो सकता है।
वहां स्वीकृ त आवेदनों को 3 साल का वर्क  परमिट मिलेगा। इनके  पति/पत्नी और आश्रित भी अस्थायी निवासी वीज़ा के  लिए
आवेदन कर सकें गे। एच-आईबी - गैर-आप्रवासी वीज़ा में एच-आईबी वीज़ा जो अमेरिकी कं पनियों को विशेष व्यवसाय में
विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।

कीव पिज़ेरिया पर रूसी मिसाइल के  हमले में नौ की मौत।
पूर्वी यूक्रे न के  शहर में एक भीड़ भरे पिज़्ज़ा रेस्तरां पर रूसी मिसाइल हमले में कम से कम नौ लोग मारे गए।
यूक्रे नी आंतरिक मामलों ने कहा कि मंगलवार को क्रामाटोस्लेनाड पर एक और हमले में 56 लोग घायल हो गए।
क्रे मलिन के  प्रवक्ता दिमित्री पेसकोय ने कहा कि रूसी सेनाएं यूक्रे न में के वल सैन्य-जुड़े बुनियादी ढांचे या सैन्य-सेना से जुड़ी
किसी भी चीज को निशाना बनाती हैं।

न्यूजीलैंड की प्रधान मंत्री ने चीन यात्रा पर व्यापार समझौते किये।

स्वीडन ने मस्जिद के  बाहर कोरियाई दहन विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी।
बुधवार को स्टॉकहोम की मुख्य मस्जिद के  बाहर एक व्यक्ति ने कु रान के  कई पन्नों में आग लगा दी, स्वीडिश पुलिस ने इसके
लिए अनुमति दी थी।
तुर्की के  विदेश मंत्री हाकन फ़िदान ने घटना की निंदा करते हुए इसे "नीच" और "घृणित" बताया।
स्वीडन नाटो सदस्यता पाने की दौड़ में है लेकिन इस मामले में तुर्की का निर्णय मायने रखता है: तुर्की ने कु र्द उग्रवादियों का
समर्थन करने का हवाला देते हुए स्वीडन की सदस्यता रोक दी है

म्यांमार जुंटा हवाई हमलों में 10 नागरिकों की मौत।

टाइटन का पुनर्प्राप्ति अभियान समाप्त: कनाडा में तट पर लाया गया मलबा।



वनडे को पुनर्जीवित करना
टी-20 के  आगमन और आईपीएल के  आगमन से वनडे मैचों को काफी नुकसान हुआ है, विश्व कप के  महत्व से वनडे मैचों को
पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।

  सम्पादकीय-1        

भारत में खेला गया

विश्व कप वनडे के  लिए फिर से प्रमुखता हासिल करने का अवसर है
आईसीसी विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा
भारत ने 1987, 1996 और 2011 में आईसीसी विश्व कप की मेजबानी की है। और 2023 में वह इसकी मेजबानी करेगा।
यह 5 अक्टूबर को शुरू होगा और 19 नवंबर को समाप्त होगा।
अहमदाबाद उद्घाटन और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
10 टीमें भाग लेंगी, जिसमें अफगानिस्तान मुख्य ड्रॉ में है, जबकि श्रीलंका और वेस्टइंडीज का अभी भी क्वालीफायर से
मुकाबला होगा।

भारत की संभावनाओं के  बारे में

भारतीय टीम ने 2011 में आईसीसी विश्व कप जीता, 2013 में चैंपियन की ट्रॉफी जीती, तब से उसने के वल आईसीसी
टूर्नामेंट ही नहीं जीता है।
भारत इस मसौदे को ख़त्म करने पर विचार करेगा

पाकिस्तान दौरे से कतरा रहा है

इसमें पाकिस्तान भी हिस्सा लेगा. इसकी सरकार ने अभी भी पुष्टि नहीं की है कि वह अपनी टीम को यात्रा करने की अनुमति
देगी या नहीं।
विश्व कप के  लिए यात्रा करने वाले पाकिस्तानियों के  लिए वीज़ा को आसान बनाने के  लिए भारत सब कु छ कर सकता है


